
1/4

वैवा�हक बला�ार और भारतीय �ाय �णाली
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इस Editorial म� The Hindu, The Indian Express, Business Line आ�द  म� �का�शत लेख� का
�व�ेषण  �कया  गया  है। इस लेख म� भारत म� वैवा�हक बला�ार और ऐसे मामल� म� �ा�यक
चुनौ�तय� के साथ इससे संबं�धत �व�भ� पहलुओ ंपर चचा � क�  गई है। आव�कतानुसार,

यथा�ान  टीम ��� के इनपुट भी शा�मल �कये गए ह�।

संदभ�:

भारत म� घरेलू �ह� सा  एक गंभीर सम�ा  रही है और हाल के वष� म� इसम� वृ�� देखी गई है।
‘रा�ीय  अपराध �रकॉड� �ूरो’ (NCRB) �ारा  जारी ‘भारत म� अपराध-2019’ (Crime in India-2019)

�रपोट�  के अनुसार, भारत म� लगभग 70% म�हलाएँ घरेलू �ह� सा  क�  �शकार ह�। 

वैवा�हक बला�ार भी घरेलू �ह� सा  का  ही एक �प है। वैवा�हक बला�ार से आशय  प�ी क�
सहम�त के बगैर उसे यौन  संबंध बनाने के �लये �ववश करने से है। ऐसे कृ� अ�ायपूण� होते ह�
परंतु �फर भी म�हलाओ ंको नीचा  �दखाने और अपमा�नत करने के ऐसे मामले असामा� नह�
ह�। 

वत�मान  म� �व� के लगभग 100 से अ�धक देश� म�  वैवा�हक बला�ार को अपराध घो�षत �कया
गया  है, परंतु दुभा �� से भारत �व� के उन  36 देश� म� से एक है जहा ँ वैवा�हक बला�ार को आज
भी अपराध क�  �ेणी म� नह� रखा  गया  है।

हाला ँ�क म�हलाओ ंके अ�धकार� क�  र�ा  के �लये आपरा�धक कानून� म� कई बड़े संशोधन  �कये
गए ह� परंतु वैवा�हक बला�ार का  अपराध क�  �ेणी म� न  होना  म�हलाओ ंक�  ग�रमा  और उनके
मानवा�धकार� का  अवमू�न  करता  है।

भारत म� वैवा�हक बला�ार क� ���त:   

भारतीय दंड सं�हता  (IPC) क�  धारा  375 के तहत �नधा ��रत बला�ार क�  प�रभाषा  म�
एक म�हला  के साथ गैर-सहम�त संभोग से जुड़े सभी �कार के यौन  हमल� को शा�मल
�कया  गया  है।
भारत म� वैवा�हक बला�ार का  गैर-अपराधीकरण  IPC क�  धारा  375 के अपवाद
(Exception) 2 से संबं�धत है।
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 IPC क�  धारा  375 के अपवाद  2 के तहत पं�ह वष� से अ�धक क�  आयु के प�त और प�ी के
बीच  अनै��क यौन  संबंध� को धारा  375 के तहत �नधा ��रत "बला�ार" क�  प�रभाषा  से
बाहर रखा  गया  है तथा  इस �कार यह ऐसे कृ�� के अ�भयोजन  को रोक देता  है।
भारत म� वैवा�हक बला�ार क�  अवधारणा  को "�न�हत सहम�त" के ��तमान  के �प म�
देखा  जा  सकता  है। यहा ँ एक पु�ष और एक म�हला  के बीच  �ववाह का  अथ� है �क दोन� ने
संभोग के �लये सहम�त दी है और इसका  कोई दूसरा  अथ� नह� है।

वैवा�हक बला�ार: कानूनी और संवैधा�नक अ�धकार� के �व��: 

प�त-आ�य (कोवच�र) का  �स�ा ंत: भारत म� वैवा�हक बला�ार के गैर-अपराधीकरण
क�  �कृ�त ���टश काल से �नग�त होती है। वैवा�हक बला�ार काफ�  हद  तक ‘प�त (क�
पहचान) के साथ म�हला  क�  पहचान  के  �वलय  होने’ के �स�ा ंत से �भा�वत और �ु��
है।

वष� 1860 के दशक म� जब IPC का  मसौदा  तैयार �कया  गया  था , उस समय  तक एक
�ववा�हत म�हला  को �तं� कानूनी इकाई नह� माना  जाता  था।
IPC के तहत बला�ार क�  प�रभाषा  के वैवा�हक अपवाद  को �व�ो�रयन  युग के 

�पतृस�ा�क मानदंड� के आधार पर तैयार �कया  गया  था  जो पु�ष� व  म�हलाओ ं
को बराबरी के �प म� मा�ता  नह� देता  था  और न  ही �ववा�हत म�हलाओ ंको संप��
के �ा�म�  क�  अनुम�त देता  था  तथा  इसम� प�त-आ�य  (कोवच�र) के �स�ा ंत के
तहत प�त एवं प�ी क�  पहचान  का  �वलय  कर �दया  गया  था। 

अनु�ेद  14 का  उ�ंघन:  वैवा�हक बला�ार भारतीय  सं�वधान  के अनु�ेद  14 के तहत
�ा� समानता  के अ�धकार का  उ�ंघन  करता  है।

धारा-375 के तहत शा�मल अपवाद  म�हलाओ ंके दो वग� (उनक�  वैवा�हक ���त के
आधार) का  �नमा �ण  करता  है और पु�ष� को अपनी प��य� के �खलाफ  �कये गए
कृ�� से ��तर�ा  �दान  करता  है।
ऐसे म� यह अपवाद  एक ही समय  म� अ�ववा�हत म�हलाओ ंक�  समान  अपराध� के
�लये र�ा  करते �ए �ववा�हत म�हलाओ ंके मामले म� उनक�  वैवा�हक ���त के
अलावा  बगैर अ� �कसी कारण  के अ�ाचार का  �शकार होने क�  संभवनाओ ंको
बढ़ाता  है।

IPC क�  धारा  375 क�  मूल भावना  के �वपरीत: IPC क�  धारा  375 का  उ�े� म�हलाओ ंक�
र�ा  करना  और बला�ार जैसी अमानवीय  ग�त�व�ध म� �ल� ���य� को दं�डत करना
है।

हाला ँ�क प�त को सज़ा  से छूट देना  पूरी तरह से इस उ�े� के �वपरीत है, ���क
बला�ार के प�रणाम समान  ही होते ह� चाहे �फर म�हला  �ववा�हत हो या
अ�ववा�हत।
इसके अलावा  वा�व  म� �ववा�हत म�हलाओ ंके �लये घर पर अपमानजनक
प�र���तय� से बचना  अ�धक क�ठन  हो सकता  है ���क वे कानूनी और आ�थ�क
�प से प�त से जुड़ी/बँधी होती ह�। 
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अनु�ेद-21 का  उ�ंघन: सव�� �ायालय  �ारा  दी गई �ा�ा  के अनुसार, सं�वधान
के अनु�ेद-21 म� �न�हत अ�धकार� म� �ा�, गोपनीयता , ग�रमा , सुर��त रहने क�
���त और सुर��त वातावरण  आ�द  अ�धकार शा�मल ह�।

कना �टक रा�  बनाम कृ��ा  मामले म� सव�� �ायालय  ने माना  �क यौन
�ह� सा  एक अमानवीय  कृ� के अलावा  म�हला  के �नजता  और प�व�ता  के अ�धकार
का  गैर-कानूनी उ�ंघन/घुसपैठ  है।

उसी फैसले म� सव�� �ायालय  ने माना  �क गैर-सहम�त से �कया  गया
संभोग शारी�रक और यौन  �ह� सा  के समान  है।

सु�चता  �ीवा�व  बनाम चंडीगढ़ �शासन  मामले म� सव�� �ायालय  ने यौन
ग�त�व�ध से जुड़े �वक� को सं�वधान  के अनु�ेद-21 के तहत ���गत �तं�ता ,
�नजता , ग�रमा  और शारी�रक अखंडता  के अ�धकार� के समान  बताया।  
�ायमू�त�  के.एस. पु�ु�ामी (सेवा�नवृ�) बनाम भारत संघ मामले म� सव��
�ायालय  ने �नजता  के अ�धकार को सभी नाग�रक� के मौ�लक अ�धकार� का
�ह�ा  बताया।

इन  सभी �नण�य� म� सव�� �ायालय  ने सं�वधान  के अनु�ेद  21 �ारा  �द�  एक
मौ�लक अ�धकार के �प म� सभी म�हलाओ ं(भले ही उनक�  वैवा�हक ���त कोई भी हो)
के  यौन  ग�त�व�ध से दूर रहने के अ�धकार को रेखा ं�कत �कया  है।
अतः बलपूव�क �कया  गया  यौन  सहवास सं�वधान  के अनु�ेद-21 के तहत �ा� मौ�लक
अ�धकार का  उ�ंघन  है।     

आगे क� राह: 

 म�हलाओ ंके �व�� �ह� सा  के उ�ूलन  पर संयु� रा� घोषणा  के तहत म�हलाओ ंके
�खलाफ  �ह� सा  क�  दी गई प�रभाषा  के अनुसार, "ल� �गक-आधा�रत �ह� सा  का  कोई भी काय�
(साव�ज�नक या  �नजी जीवन  म�), �जसके प�रणाम��प (या  संभवतः) शारी�रक, यौन  या
मान�सक ��त या  पीड़ा  प�ँचती हो, �जसम� ऐसे कृ�� क�  धमक� , दबाव  या  �तं�ता  से
वं�चत करने का  �यास आ�द  शा�मल है। 
वष� 2013 म� ‘म�हलाओ ंके �खलाफ  भेदभाव  के उ�ूलन  पर संयु� रा� स�म�त’ (UN

Committee on Elimination of Discrimination Against Women- CEDAW) ने भारत
सरकार को  वैवा�हक दु�म� को अपराध क�  �ेणी म� लाने का  सुझाव  �दया  था।
16 �दसंबर, 2012 के �नभ�या  बला�ार मामले के कारण  देश�ापी �वरोध �दश�न  के बाद
ग�ठत जेएस वमा � स�म�त ने भी सरकार को यही सुझाव  �दया  था।  
इस कानून  को हटाने से म�हलाएँ अपने अ�ाचारी प�त से सुर��त रह�गी और वैवा�हक
बला�ार से उबरने के �लये आव�क सहायता  �ा� कर सक� गी। साथ ही वे �यं को
घरेलू �ह� सा  और यौन  शोषण  से बचा  सक� गी।

�न�ष�:  भारतीय  कानून  अब प�त और प��य� को अलग तथा  �तं� कानूनी पहचान  देता  है,

साथ ही आधु�नक युग म� अ�धकांश �ा�यक �स�ा ंत  �� �प से म�हलाओ ंक�  सुर�ा  से
संबं�धत ह�। ऐसे म� यह सही समय  है �क �वधा�यका  को इस कानूनी कमज़ोरी का  सं�ान  लेना
चा�हये और IPC क�  धारा  375 (अपवाद  2) को समा� करते �ए वैवा�हक बला�ार को कानून
के दायरे म� लाना  चा�हये।
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अ�ास ��:  भारत म� वैवा�हक बला�ार का  गैर-अपराधीकरण  म�हलाओ ंक�  ग�रमा  और
मानवा�धकार� पर एक बड़ा  ध�ा  है। �ट�णी क��जये। 
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